भारत सरकार
खान मंत्रालय

राज्‍य  सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1490
05 दिसम्‍बर , 2011 को उत्तर के लिए
खनिजों की रॉयल्‍टी दरें
1490. श्रीमती माया सिंह:
क्‍या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्‍या मंत्रालय खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अंतर्गत खनिजों की रॉयल्‍टी दरों की समीक्षा कराने के पश्‍चात राज्‍यों को रॉयल्‍टी का भुगतान कर रहा है; 
(ख) यदि हां, तो यह समीक्षा कब-कब कराई गई; 

(ग) विगत एक दशक से समीक्षा से पूर्व और समीक्षा के पश्‍चात राज्‍यों को किए जा रहे भुगतान का ब्‍यौरा क्‍या है; और  
(घ) क्‍या यह सच है कि समीक्षा निर्धारित समय पर न किए जाने के कारण राज्‍यों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ?
उत्तर
खान राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री दिनशा पटेल)
(क) और (ख): रॉयल्‍टी सीधे राज्‍य सरकारों द्वारा वसूल की जाती है । खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के अंतर्गत एक खनन पट्टा धारक को पट्टा क्षेत्र से निकाले या उपभोग किए गए किसी खनिज के लिए सरकार द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार राज्‍य सरकार को रॉयल्‍टी देना आवश्‍यक है । सरकार द्वारा रॉयल्‍टी की दरों में अंतिम समीक्षा और संशोधन 13.08.2009 को  किया गया था । एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार चूंकि रॉयल्‍टी दरें तीन वर्ष में एक ही बार बढ़ाई जा सकती है, अत: मंत्रालय ने प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्‍नाईट तथा रेत स्‍टोविंग को छोड़कर) के लिए रॉयल्‍टी तथा डेड रेंट दरों के संशोधन हेतु 13.09.2011 को एक अध्‍ययन दल का गठन किया है ।
(ग) और (घ): उपर्युक्‍त (क) और (ख) के आलोक में प्रश्‍न नहीं उठता । तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्‍य उत्‍पादक राज्‍य सरकारों द्वारा एकत्रित रॉयल्‍टी का ब्‍यौरा उपलब्‍ध सूचना के अनुसार निम्‍नलिखित है:- 
कुछ महत्‍वपूर्ण खनिज उत्‍पादक राज्‍यों के लिए पिछले तीन वर्षों के प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्‍नाईट को छोड़कर) के लिए रॉयल्‍टी वसूली:- 
(करोड़ रुपए में)
	राज्‍य 
	2008-09
	2009-10
	2010-11

	छत्‍तीसगढ़
	153.89
	474.39
	1201.74

	झारखंड
	63.23
	319.04
	440.42

	कर्नाटक
	184.13
	433.12
	647.35

	तमिलनाडु
	104.24
	130.56
	319.71

	राजस्‍थान
	641.81
	997.28
	उपलबध नहीं

	आन्‍ध्र प्रदेश
	242.85
	370.38
	566.23

	उड़ीसा
	431.35
	654.46
	उपलब्‍ध नहीं

	महाराष्‍ट्र
	107.42
	85.10
	उपलब्‍ध नहीं

	मध्‍य प्रदेश
	191.42
	351.49
	338.09

	गोवा
	27.46
	285.91
	974.19

	कुल (ऊपर सभी का)
	2147.8
	4101.73
	4487.73


*********

